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अतारांकित प्रश्न संख्या 57
(जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है)
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विलय
57.
श्री रीताब्रता बनर्जीः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय की योजना में आगे बढ़ने पर विचार कर है यदि हां, तो संकट से जूझ रहे बैंकों को ऐसे विलय से अपेक्षित लाभ तथा बेहतर कार्य-निष्पादन वाले बैंकों को विलय से अपेक्षित लाभ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख)
यदि हां, तो क्या इस प्रकार के विलय से पहले सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श किया है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) और (ख): बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनयम, 1970 और 1980 में यह दिया गया है कि केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अन्य बैंकिंग संस्थान के साथ समामेलन की योजना बना सकती है। आरबीआई द्वारा गठित नरसिम्हन समिति (1998) सहित, विभिन्न समितियों जैसे आरबीआई के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में लीलाधर समिति (2008) और आरबीआई द्वारा गठित नायक समिति (2014) ने अन्तर्निहित लाभों/सहक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण की सिफारिश की है। इस पर और एकीकरण के संभावित लाभ पर ध्यान देते हुए, सरकार ने बैंक के समुन्नत जोखिम प्रोफाइल के साथ वृद्धि के उत्प्रेरक का कार्य करने वाले मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंक बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एकीकरण को सुकर बनाने के लिए वैकल्पिक तंत्र (ए.एम.) के माध्यम से पीएसबी को समामेलित करने के प्रस्ताव हेतु अनुमोदन ढांचे को मंजूरी दी है। आरबीआई से परामर्श के बाद एएम ने दिनांक 17.09.2018 को आयोजित अपनी बैठक में यह अनुमोदन दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक अपने समामेलन पर विचार कर सकते हैं। बैंकों ने समामेलन पर विचार किया है और देना बैंक ने बोर्ड के लिए अपनी संस्तुति दी है जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के बोर्डों ने सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है।
***
